[image: PM MUDRA Yojana: ₹ 23 lakh crore loans disbursed in 8 years under Mudra  Yojana, marginalised entrepreneurs, empowering women]प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana - PMMY)
 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख (Flagship) योजना है, जिसका उद्देश्य बिना वित्तपोषण (Unfunded) वाले सूक्ष्म उद्यमों और छोटे व्यवसायों को ऋण उपलब्ध कराना है।
8 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) ने छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को सशक्त बनाने के 11 वर्ष पूर्ण किए।
· इसे 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। 
· कोई भी भारतीय नागरिक, जिसके पास गैर-कृषि क्षेत्र (जैसे विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार या सेवा क्षेत्र) में आय सृजन का व्यवसायिक योजना हो, इस योजना के तहत ऋण प्राप्त कर सकता है। 
· MUDRA का अर्थ : Micro Units Development & Refinance Agency Ltd

मुद्रा ऋण चार श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं:
1. शिशु (Shishu)  ₹50,000 तक के ऋण 
2. किशोर (Kishor)  ₹50,000 से अधिक और ₹5 लाख तक 
3. तरुण (Tarun)  ₹5 लाख से अधिक और ₹10 लाख तक 
4. तरुण प्लस (Tarun Plus)  ₹10 लाख से अधिक और ₹20 लाख तक 

अन्य विशेषताएँ
· ऋण में टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल दोनों शामिल हैं। 
· यह योजना विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्र तथा कृषि से संबंधित गतिविधियों (जैसे पोल्ट्री, डेयरी, मधुमक्खी पालन) को भी कवर करती है। 
· ऋण निम्न संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जाते हैं: 
· वाणिज्यिक बैंक , क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) , स्मॉल फाइनेंस बैंक , माइक्रो फाइनेंस संस्थान (MFIs) , गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs) 
· ब्याज दरें भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित होती हैं और पुनर्भुगतान की शर्तें लचीली होती हैं। 


Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY)
[image: Pradhan Mantri Mudra Yojana - User Experience Design & Technology] The Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) is a flagship scheme of the Government of India aimed at providing loans to unfunded micro enterprises and small businesses.
On 8 April 2026, the scheme completed 11 years of empowering small and micro entrepreneurs.
· It was launched on 8 April 2015. 
· Any Indian citizen with a business plan for income-generating activities in the non-agricultural sector (such as manufacturing, processing, trade, or services) can avail loans under this scheme. 
· MUDRA stands for Micro Units Development & Refinance Agency Ltd. 

Categories of MUDRA Loans
MUDRA loans are provided under four categories:
1. Shishu – Loans up to ₹50,000 
2. Kishor – Loans above ₹50,000 and up to ₹5 lakh 
3. Tarun – Loans above ₹5 lakh and up to ₹10 lakh 
4. Tarun Plus – Loans above ₹10 lakh and up to ₹20 lakh 

Other Features
· The loans include both term loans and working capital. 
· The scheme covers manufacturing, trading, service sector, and also agriculture-related activities (such as poultry, dairy, and beekeeping). 
· Loans are provided through: 
· Commercial Banks 
· Regional Rural Banks (RRBs) 
· Small Finance Banks 
· Micro Finance Institutions (MFIs) 
· Non-Banking Financial Companies (NBFCs) 
· Interest rates are determined as per Reserve Bank of India (RBI) guidelines, and repayment terms are flexible. 
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गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Government e-Marketplace - GeM)
[image: Goods and services Procurement from government portal GeM has crossed  Rupees 1 lakh crore this fiscal so far | GeM: सरकारी ई-मार्केटप्लेस GeM  पोर्टल ने रिकॉर्ड समय में 1 लाख करोड़ रुपये]गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है, जिसे 2016 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने कुल सकल व्यापार मूल्य (GMV) ₹18.4 लाख करोड़ हासिल किया है, जिसमें वित्त वर्ष 2025–26 में ₹5 लाख करोड़ GMV का आंकड़ा पार करना शामिल है।

मुख्य विशेषताएँ (Features)
· यह भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद (Public Procurement) पोर्टल है। 
· इसका उद्देश्य सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और समावेशन को बढ़ाना है। 
· यह पोर्टल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (PSUs) और संबद्ध संस्थाओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का मंच है। 

· यह एक पूरी तरह डिजिटल, कैशलेस और सिस्टम-आधारित प्लेटफॉर्म है, जो खरीदारों और विक्रेताओं के लिए एंड-टू-एंड समाधान प्रदान करता है। 
· इसमें AI आधारित टूल्स और बहुभाषी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) का उपयोग किया जाता है, जिससे सार्वजनिक खरीद तक पहुंच आसान होती है। 
· इसमें वॉइस-एनेबल्ड नेविगेशन और क्षेत्र-विशिष्ट प्रशिक्षण मॉड्यूल भी शामिल हैं, जो दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों के विक्रेताओं को भी जोड़ने में मदद करते हैं। 


Government e-Marketplace (GeM)
[image: Goods and services Procurement from government portal GeM has crossed  Rupees 1 lakh crore this fiscal so far | GeM: सरकारी ई-मार्केटप्लेस GeM  पोर्टल ने रिकॉर्ड समय में 1 लाख करोड़ रुपये]The Government e-Marketplace (GeM) is India’s national public procurement portal, launched in 2016 by the Ministry of Commerce and Industry.
GeM has achieved a total Gross Merchandise Value (GMV) of ₹18.4 lakh crore, including crossing ₹5 lakh crore GMV in FY 2025–26.


Key Features
· It is India’s national public procurement portal. 
· Its objective is to enhance transparency, efficiency, and inclusiveness in government procurement processes. 
· It serves as a platform for the procurement of goods and services by: 
· Central Government ministries and departments 
· State governments 
· Public Sector Undertakings (PSUs) 
· Other affiliated organizations 
· It is a fully digital, cashless, and system-driven platform, providing end-to-end solutions for both buyers and sellers. 
· It uses AI-based tools and a multilingual Learning Management System (LMS) to make public procurement more accessible. 
· It also includes voice-enabled navigation and sector-specific training modules, helping connect sellers from remote and underdeveloped areas. 
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